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सं.पो.नि./पानीपत/ 19-84 . 361 --- कि हरियाणा में राज्यपान की राय है कि मै . दो साल सैन्द्रन की ओर 
क 1ि 0 लान के श्रमिक यो मनमा मनभा : प्रवीक मध्य इममें इस बार लिसिन मामले के सम्बन्ध में कोई 
प्रौद्योगि विवाद है । 


प्रोर कि हरियाणा के राज्यपाल विवार को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय ममपते है ; 


इसलिये, अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1917 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के अण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए. हरियाणा के राज्यपाल एसके द्वारा सरकारी असिना मं. १( -11) - 84-3- धम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1981 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 अधीन गठन श्रम न्यायाना अभ्धाना को विवादा था उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय लिय निर्दिर बरने है , जो किस प्रयाको था श्रमिक बीज या विना -ग्रम : मला है या विवाद से 
मसंगत अथवा संबंधित मामला है :-- 


क्या श्री कनया रा की मवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नही तो वह किरण राहत का हकदार है ? 


7 


सं . प्रो . वि.एफ़.डी. 2. 4-8 1/8307 --चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै • आईशर ग डर्थ लि , 
एन आई टी फरीदाबाद , के श्रमिक थीम चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस बाद लिग्गिन मामले में कोई प्रौद्योगिक 


. 


विवाद है । 


और चूंकिः हरियाणा के राज्यपाल थियार को न्यायनिर्णय हेतु निदि : करना चांछनीय समहाले है : 


इसलिये , प्रव , पातोगिक बाद अधिनियम 1947 की धाग 10 की उपधारा ( :) के गुण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल टसके द्वारा सरकारी अधिमचना सं . 5415 - 3- श्रम 58/15254, दिनांक 20 जून , 
19158, के साथ पढ़ते हुए अधिस चना सं . 1 ! 135-4 - श्रम 88-757/ 11245. दिनांक 7 फरवरी , 1958 , द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के प्रधान गठिन थम न्याया नय . फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उसके ससंगत या " ससे समन्धित नीचेलिपा मामना न्यायनिर्णय के लिये 
निविष्ट करो जो कि जन प्रवन्धाों तथा श्रमिक के बीच या नो विवादमा । मामला या विवाद से मसंगर अश्वा सम्पन्धत मामला है : -- 


बधा भी प्रम . चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोनिथा ठीक है ? यदि नहीं तो बह किस राहत का हकदार है ? 


म .प्रोडो31-85/ 3374.---- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है दि मं ० न्य 

विश्वकर्मा पाटो इगड . 
5 , जे . 107 के . मी सिनेमा के सामने , फरीदाबाद के श्रमिक श्री किशन चन्द नौहान तथा उसके प्रानको के महा इसमें इसके 
बाद लिखित मामले में कोई पौगोगिक विकार है ; 


पोर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष करना पाछनीय सममो है 


इसलिए प्रा . पौगोगिक विचार प्रविनिम्न , 1947, को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के वाह ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यरान इसके द्वारः परकारी अधिसूनना सं. 5 ! 15-3- श्रम 6815251, दिनाक 20 जून , 1968 के 
माय पड़ते हुए अधित्र मं . 11.195 -जा - न- श्रम 57.1 : 45, दिनांक 7 फरवरी , 195२, दारा उत प्रधिनियम की धारा के 

अधोन ठित पम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे ममंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्गय के लिए 
निदिष्ट करते है. जो कि उक्त प्रसवको तया प्रमिक के बीच या पो विवादग्रस्त भाभ-ना है या विवाद से सुसंगत या संबंधित 
मामला है : -- 


M 


यथा श्री किशन चन्द चौहान की गानों का समापन न्यारोचित तथा ठी यदि नहीं , तो यह किस रत का हकदार है ? 

मं .ओ. वि एफ ० :30-85/ 338 1.--- चूंकि हरियाणा राज्यपाल की राय है कि मै . कोहिनर पेन्टस प्रा . लि . 
14/5 , मग रोड, फरीदाबाद के श्रमिवः श्री छवी लाग तथा उसके अन्धको के मध्य इसमें इस बाद लिखित मामले में कोई 
पोद्योगिक विवाद है ; 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यातविवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चांदनीय समझते हैं ; 


इसतिर, प्रव, औद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 1917 , की धारा 10 वी उपधारा ( 1 ) के पुण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3 - थम / 68/ 15254, दिनांक 20 जून , 


. 
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1968 , के 


द्वारा उक्त 


साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं 

हुये अधिसूचना सं. 11495 - जी - श्रम { 57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 , 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गन्ति श्रम न्यायानर , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्याय निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते , जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से मुसंगत 
अथवा सम्बंधित मामला है : 

क्या श्री छवी लाल को सेवानों का तमापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


- 


- 


सं . पो.वि.पानीपत/ 285,8338. - चार हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं सुपर सी ." इणि या पुरा रोड 
करनाल , के अमिक श्री मान : नथा उमक प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चुकि हरियाणा के राज्यपाल तिवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदाट करना बाछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शास्तयों 
का प्रयोग करते हुए. हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44 ) 84-3:-श्रम ,दिनांक 18 अप्रैन. 1984 द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठिा श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या इससे संबंधित नीचे लिया मामला प्राय : 
निर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं . जो कि उक्त प्रबन्धों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुमंगत अथवा 
संबंधित मामला है: 


क्या थी मुलतान : की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार 


स . प्रो.वि./ एफ.ओ./ s7-84,8332.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं • एलन पाटन मिरुज, लि . 
मथरा रोक , के श्रमिदं श्री द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके वाद लिनिन मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 


पोर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते 


इसलिये , प्रा . पौधांगिक विवाद अधिनियम, 1947, की , धारा 10 को उपधारा ( 1 ) खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हए हरियाणा के राज्यपाल : सके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम 68/15 25 4, दिनांक 20 जून , 1968, के साथ 
पढ़ते हुए अधिसूचना सं 0 11495 जी - श्रम/ 57/ 11245 , दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित 
श्रम न्यायालय फरीदाबाद, को दिपादग्रत या उसने मुमंगत या उसमे सम्बन्धित नीचे लिखा म.मला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं 
जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक पीव या तो विवाद । मामन है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या थी सुरज सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ० एफ़.टी./ 26: 1--84/ 8111 .--. चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. असम पन्टरप्राइजिज , 169/5 , 
एन.ग्राई.टी . फरीदाबाद , के श्रमिः श्री राम नारायण शर्मा तथा उसके प्रबनकों के मध्य इममें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


और वंकि रियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझने है ; 


इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वार प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम 68/15254, दिनांक :20 जून , 1968 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 - जी - धम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 
के प्रति थम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त, या उमा सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिया मामला न्यायनिर्णय के 
लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से मुसंगत अथवा मम्बन्धित 
मामला है : 


क्या श्री राम नारायण शर्मा की सेवाप्रों का समापन न्यायोचित नया ठीक है ? पदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है . 


